भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
वित्‍तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 247
(जिसका उत्‍तर 01 दिसम्‍बर, 2015(मंगलवार)/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती के लाभ
247.
श्री राजकुमार धूत:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क)
क्‍या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दरों में कटौती की घोषणा की है;

(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ग)
क्‍या देश के सभी बैंकों ने दरों में कटौती के लाभ कर्जदारों को दिए हैं; और
(घ)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए क्‍या कार्रवाई करने का विचार रखता है कि दरों में कटौती के लाभ कर्जदारों को प्राप्‍त हों?
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(1) और (ख): जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पॉलिसी रेपो दर को प्रत्‍येक 15 जनवरी, 4 मार्च, 
2 जून, 2015 को 25-25 आधार अंकों के तीन समान चरणों में 75 आधार अंकों की और 29 सितंबर 2015 को 50 आधार अंकों तक कटौती करने की घोषणा की है।
(ग) और (घ) : 15 जनवरी से  29 सितंबर 2015 के दौरान आरबीआई के पॉलिसी रेपो दर में 125
आधार अंकों तक की कटौती का पालन करते हुए कुल 91 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) में से अब तक 69 बैंकों (27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 16 निजी क्षेत्र के बैंकों एवं 26 विदेशी बैंकों) ने निम्‍नांकित तालिका के अनुसार 20-105 आधार अंकों की सीमा में अपने आधार उधार दर में कटौती की है।
	बैंक ग्रुप
	15 जनवरी, 2015 से आधार दर में कटौती (आधार अंक)

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
	30-70

	निजी क्षेत्र के बैंक
	25-75

	विदेशी बैंक
	20-105

	एससीबी (आरआरबी रहित)
	20-105


स्रोत: आरबीआई
1 जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली की शुरुआत से सभी रूपया उधार दर को अविनियमित कर दिया गया है। मुक्‍त वातावरण में बैंकों को अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर ऋणों एवं अग्रिमों पर अपने विस्‍तार, जोखिम प्रीमियम, मियादी प्रीमियम एवं अन्‍य ग्राहक विशेष प्रभारों जिसे उपयुक्‍त समझा जाए, का निर्णय लेने की पूर्ण स्‍वतंत्रता है। तदनुसार, बैंकों द्वारा अपने संबंधित बोर्ड की अनुमति से रूपया अग्रिमों पर ब्‍याज दर का निर्णय लिया जाता है।    
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